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“घरेलू �हिंसा से म�हिलाओं का संरक्षण अ�धि�नियम, 2005 क्या सुरक्षा देता हिै, �जिसमें संरक्षण आदेश, �निवास आदेश और आ��ंक राहित

शा�मल हिैं, कौनि �कसके �खिलाफ �शकायत कर सकता हिै, और म�जिस्टे्रट के सामनिे प्र�क्रिया कैसे चलती हिै?”

घरिले ू�हिसंा स ेम�हिलाओं का सरंिक्षण अ�धि�नयम, 2005 के तहित
सरुिक्षात्मक उपाय, �शिकायत द�र्च करिन ेकी पात्रता (Locus
Standi) औरि म��स्टे्रट के समक्ष �व�धिक प्र�क्रिया

सारिांशि

घरेलू �हिंसा से म�हिलाओं का संरक्षण अ�धि�नियम, 2005 (D.V. Act) पी�ड़ित म�हिलाओं को निाग�रक और सुरक्षात्मक राहित देनिे

वाला एक प्रग�तशील �वधिानि हिै, �जिसे सवर्वोच्च न्यायालय निे S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru

Urban District (2020) में एक कल्याणकारी और सामा�जिक-आ��ंक असमानिता को दूर करनिे वाला �वशेष कानिूनि मानिा हिै।

इस अ�धि�नियम के तहित कोई भी म�हिला (चाहिे �ववा�हित हिो या �लव-इनि संबंधि में) जिो घरेलू संबंधि में रहिी हिै, वहि पुरुषों और म�हिला

�रश्तेदारों दोनिों के �खिलाफ �शकायत दजिर्ज करा सकती हिै, क्यों�क Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas

Harsora (2016) में सुप्रीम को�र्ज निे "वयस्क पुरुष" की संकीणर्ज सीमा को �निरस्त कर �दया �ा। म�जिस्टे्र� के समक्ष धिारा 12 के

तहित शुरू हिोनिे वाली प्र�क्रिया मुख्य रूप से �स�वल प्रकृ�त की हिोती हिै और यहि Cr.P.C. की धिारा 200 के तहित कोई आपरा�धिक

�शकायत निहिीं हिै, जिैसा �क Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal (2025) में स्था�पत �कया गया हिै।

स त्या�प त  मु क द मे

25
18 उच्च न्यायालय · 7 सवर्वोच्च न्यायालय

सं �व �धि याँ

5
न वीन त म  �न णर्च य

2025
Patna High Court

�व ष य - सू �ी

I. �वस्तृत �वश्लेषण 2

II. सां�व�धिक प्रावधिानि 5

III. च�चंत मुकदमे 8

IV. मुकदमे का �ववरण 10

Vitark AI द्वारा तैयार · अत्यंत गोपनिीय · उपयोग से पहिले उद्धरण सत्या�पत करें

VITARK �व �धि क  �र स चर्ज  ·  गोप निीय 1 / 21



I. �वस्तृत �वश्लेषण

मुख्य �सद्धांत:

01 प्रदत्त सुरक्षा उपायों की �वस्तृत प्रकृ�त

अ�धि�नियम के तहित म�जिस्टे्र� को व्यापक राहितें देनिे की �व�धिक श�क्त हिै। इनिमें धिारा 18 के तहित संरक्षण आदेश (जिो �हिंसा, उत्पीड़िनि, संपकर्ज

या संप�त्त हिस्तांतरण को रोकता हिै), धिारा 19 के तहित �निवास आदेश (साझा घर में दखिल नि देनिा या वैक�ल्पक आवास की व्यवस्था), और

धिारा 20 व 22 के तहित आ��ंक राहित व हिजिार्जनिा शा�मल हिैं, Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio Cosmo Lobo
(2008)।

02 साझा घर (Shared Household) में रहिनिे का अ�धिकार

पी�ड़ित म�हिला का अपनिे साझा घर में रहिनिे का अ�धिकार अत्यंत व्यापक हिै और इसे केवल इस�लए समाप्त निहिीं �कया जिा सकता क्यों�क

संप�त्त का मा�लकानिा हिक सास-ससुर के पास हिै, S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District

(2020)। हिालाँ�क, S.R. Batra v. Taruna Batra (2006) के �सद्धांत के तहित, य�द संप�त्त �वशेष रूप से सास की �निजिी और

अनिन्य (exclusive) संप�त्त हिै और यहि संयुक्त प�रवार की श्रेणी में निहिीं आती, तो इसे "साझा घर" निहिीं मानिा जिा सकता।

03 कौनि �कसके �खिलाफ �शकायत कर सकता हिै (पात्रता और दा�यत्व)

कोई भी पी�ड़ित म�हिला जिो �कसी भी समय प्र�तवादी के सा� साझा घर में घरेलू संबंधि में रहिी हिै (�जिसमें �लव-इनि पा�र्जनिर भी शा�मल हिैं), वहि

आवेदनि कर सकती हिै, Poonam v. Vijay Kumar Jindal (2015)। सुप्रीम को�र्ज निे Hiral P. Harsora v. Kusum

Narottamdas Harsora (2016) में धिारा 2(q) से "वयस्क पुरुष" (adult male) शब्दों को �निरस्त कर �दया हिै; इसके

प�रणामस्वरूप, म�हिला �रश्तेदारों (जिैसे सास या निनिद) के �खिलाफ भी �शकायत दजिर्ज की जिा सकती हिै, Varsha Kapoor v. UOI

(2010)। हिालाँ�क, धिारा 19(1)(b) के अपवाद के तहित �कसी म�हिला प्र�तवादी को स्वयं को साझा घर से हि�ानिे (�निष्का�सत करनिे) का

आदेश निहिीं �दया जिा सकता, Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni (2019)।

04 म�जिस्टे्र� के समक्ष निाग�रक और सक्षम �व�धिक प्र�क्रिया

धिारा 12 के तहित प्रस्तुत अजिर्जी एक आपरा�धिक �शकायत निहिीं हिै, ब�ल्क निाग�रक राहित प्राप्त करनिे के �लए एक सक्षम निाग�रक उपचार हिै।

इस�लए, इस पर Cr.P.C. की धिारा 468 के तहित �निधिार्ज�रत समय-सीमा की पाबंदी लागू निहिीं हिोती, Priyank Shukla v. Yugal

Kishori Shukla (2019)। म�जिस्टे्र� को आवेदनि प्राप्त हिोनिे के 3 �दनिों के भीतर सुनिवाई की पहिली तारीखि तय करनिी हिोती हिै और

सामान्यतः 60 �दनिों के भीतर मामले का �निप�ारा करनिे का प्रयास करनिा हिोता हिै, Zeba Khan v. State of U.P. (2018)।

I · �वस्तृत �वश्लेषण
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05 अंत�रम राहित और आवेदनि में संशोधिनि की श�क्त

म�जिस्टे्र� के पास धिारा 23 के तहित एकतरफा (ex-parte) अंत�रम राहित आदेश जिारी करनिे की पूणर्ज श�क्त हिै। इसके अलावा, म�जिस्टे्र�

को धिारा 12 के मूल आवेदनि में प्र�क्रियात्मक न्याय और मुकदमों की बहुलता को रोकनिे के �लए बाद के घ�निाक्रिमों को दजिर्ज करनिे हिेतु संशोधिनि

(amendment) स्वीकार करनिे की अंत�निं�हित श�क्त भी हिै, Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy

Swarna Kumari (2016)।

06 आ��ंक राहित की स्वतंत्रता और भरण-पोषण का समायोजिनि

धिारा 20 के तहित दी जिानिे वाली मौ�द्रिक राहित Cr.P.C. की धिारा 125 के तहित भरण-पोषण के समानिांतर और स्वतंत्र हिै। इसे प्राप्त करनिे के

�लए धिारा 125 Cr.P.C. की सख्त शतर्तों को सा�बत करनिा आवश्यक निहिीं हिै, Rajesh Kurre v. Saftu-abai (2008)। हिालाँ�क,

अ�तव्यापी अ�धिकार क्षेत्र हिोनिे पर न्यायालयों को दोनिों अ�धि�नियमों के तहित दी गई राहितों का न्या�यक �ववेक से उ�चत समायोजिनि

(adjustment) करनिा चा�हिए, Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde (2024)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू �कया:

07 सवर्वोच्च न्यायालय का दृ�ष्टिकोण

सवर्वोच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया हिै �क धिारा 12 की कायर्जवाहिी प्रकृ�त में �स�वल हिोनिे के कारण म�जिस्टे्र� को इस पर यां�त्रक रूप से

"आपरा�धिक संज्ञानि" (cognizance) लेनिे की आवश्यकता निहिीं हिोती, हिालां�क उच्च न्यायालय �व�धिक प्र�क्रिया के दुरुपयोग को रोकनिे के

�लए धिारा 482 Cr.P.C. के तहित कायर्जवाहिी को रद्द कर सकता हिै, Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal (2025)। इसके

अलावा, म�जिस्टे्र� द्वारा आदेश पा�रत करनिे से पहिले घरेलू घ�निा �रपो�र्ज (DIR) पर �वचार करनिा अ�निवायर्ज निहिीं हिै, और पी�ड़ित म�हिला का

�हिंसा या मुकदमा दायर करनिे के समय प्र�तवादी के सा� एक हिी घर में रहिनिा अ�निवायर्ज निहिीं हिै, य�द उसका साझा घर पर �व�धिक अ�धिकार

मौजिूद हिै, Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi (2022)।

08 उच्च न्यायालय की �भन्नताएँ

उच्च न्यायालयों निे स्पष्टि �कया हिै �क डी.वी. एक्� के तहित स्वतंत्र अजिर्जी केवल न्या�यक म�जिस्टे्र� के समक्ष चल सकती हिै, फै�मली को�र्ज में

निहिीं, Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra (2011)। इसके अलावा, धिारा 27 के तहित पत्निी के केवल अस्थायी �निवास

(temporary residence) के आधिार पर भी न्यायालय का क्षेत्रीय अ�धिकार क्षेत्र वैधि मानिा जिाता हिै, Zeba Khan v. State of U.P.

(2018)।

09 हिाल का �वकास

हिा�लया �निणर्जयों के तहित, य�द �कसी म�हिला का प्र�तवादी के सा� घरेलू संबंधि रहिा हिै, तो वतर्जमानि में वैवा�हिक संबंधि समाप्त (तलाक) हिोनिे के

बाद भी वहि पूवर्ज की घरेलू �हिंसा के �खिलाफ सुरक्षात्मक और आ��ंक राहित के �लए आवेदनि कर सकती हिै, Nazia Habeeb v. Mohd

Najam Khan (2024)।

अ�नणर्णीत क्षेत्र या �ेताव�नयाँ:
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10 अ�धि�नियम के भ�वष्यलक्षी स्वरूप की सीमा

डी.वी. एक्� भ�वष्यलक्षी (prospective) कानिूनि हिै। यद्य�प म�जिस्टे्र� सुरक्षा आवश्यकताओं को आंकनिे के �लए अ�धि�नियम लागू हिोनिे (26

अक्�ूबर, 2006) से पूवर्ज की घ�निाओं पर �वचार कर सकता हिै, ले�कनि अ�धि�नियम के लागू हिोनिे से पहिले पूरी हिो चुकी घ�निाओं के �लए

प्र�तवादी को धिारा 31 के तहित दंडात्मक रूप से उत्तरदायी या दं�डत निहिीं �कया जिा सकता, Criminal Petition Nos. 346 and

7978 of 2009।
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II. सां�व�धिक प्रावधिानि 5  प्राव धिानि

SECTION 18, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — PROTECTION ORDERS

यहि प्रावधिानि म�जिस्टे्र� को पी�ड़ित व्य�क्त के पक्ष में संरक्षण आदेश जिारी करनिे की श�क्त देता हिै ता�क प्र�तवादी को घरेलू �हिंसा के कृत्यों को करनिे,
उसके कायर्जस्थल पर प्रवेश करनिे या उससे संपकर्ज  करनिे से रोका जिा सके।

"The Magistrate may, after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being

heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take

place, pass a protection order in favour of the aggrieved person and prohibit the respondent from

— (a) committing any act of domestic violence; (b) aiding or abetting in the commission of acts of

domestic violence; (c) entering the place of employment of the aggrieved person or, if the person

aggrieved is a child, its school or any other place frequented by the aggrieved person; (d)

attempting to communicate in any form, whatsoever, with the aggrieved person, including

personal, oral or written or electronic or telephonic contact; (e) alienating any assets, operating

bank lockers or bank accounts used or held or enjoyed by both the parties, jointly by the aggrieved

person and the respondent or singly by the respondent, including her stridhan or any other

property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the

Magistrate; (f) causing violence to the dependants, other relatives or any person who give the

aggrieved person assistance from domestic violence; (g) committing any other act as specified in

the protection order." उद्धतृ: Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009

SECTION 12, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — APPLICATION TO MAGISTRATE

यहि धिारा पी�ड़ित व्य�क्त, संरक्षण अ�धिकारी या उसकी ओर से �कसी अन्य व्य�क्त द्वारा म�जिस्टे्र� के पास राहित के �लए आवेदनि करनिे की प्र�क्रिया
और सुनिवाई व �निप�ानि की समय-सीमा को रेखिां�कत करती हिै।

"(1) An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved

person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act:

Provided that before passing any order on such application, the Magistrate shall take into

consideration any domestic incident report received by him from the Protection Officer or the

service provider. (2) The relief sought for under sub-section (1) may include a relief for issuance of

an order for payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to

institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic

violence committed by the respondent... (3) Every application under sub-section (1) shall be in such

form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto. (4) The

Magistrate shall fix the first date of hearing, which shall not ordinarily be beyond three days from

the date of receipt of the application by the court. (5) The Magistrate shall Endeavour to dispose of

every application made under sub-section (1) within a period of sixty days from the date of its first

hearing." उद्धतृ: Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal, Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum

II · सां�व�धिक प्रावधिानि
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SECTION 19, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — RESIDENCE ORDERS

यहि धिारा म�जिस्टे्र� को पी�ड़ित व्य�क्त के साझा घर में रहिनिे के अ�धिकार की रक्षा करनिे या प्र�तवादी को वैक�ल्पक आवास प्रदानि करनिे का �निदर्देश देनिे
वाले �निवास आदेश जिारी करनिे की अनिुम�त देती हिै।

"(1) While disposing of an application under sub-section (1) of section12, the Magistrate may, on

being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order— (a) restraining the

respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved

person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest

in the shared household; (b) directing the respondent to remove himself from the shared

household; (c) restraining the respondent or any of his relatives from entering any portion of the

shared household in which the aggrieved person resides; (d) restraining the respondent from

alienating or disposing off the shared household or encumbering the same; (e) restraining the

respondent from renouncing his rights in the shared household except with the leave of the

Magistrate; or (f) directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the

aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same, if the

circumstances so require: Provided that no order under clause (b) shall be passed against any

person who is a woman." उद्धतृ: Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009, Syed Abdul Tahewar v.

Saira Begum, P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi, Shashi Kant v. State of U.P.

SECTION 22, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — COMPENSATION ORDERS

यहि प्रावधिानि म�जिस्टे्र� को �निदर्देश देनिे की अनिुम�त देता हिै �क प्र�तवादी घरेलू �हिंसा के कारण हुई चो�ों, मानि�सक प्रताड़िनिा और भावनिात्मक संक� के
�लए पी�ड़ित व्य�क्त को मुआवजिा और हिजिार्जनिा दे।

"In addition to other reliefs as may be granted under this Act, the Magistrate may on an application

being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation

and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress, caused by the acts of

domestic violence committed by that respondent." उद्धतृ: -
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SECTION 27, PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 — JURISDICTION

यहि धिारा उस न्यायालय के क्षेत्रीय अ�धिकार क्षेत्र को प�रभा�षत करती हिै जिहिाँ पी�ड़ित व्य�क्त अ�धि�नियम के तहित राहित के �लए आवेदनि दायर कर
सकता हिै।

"(1) The court of Judicial Magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate, as the case

may be, within the local limits of which— (a) the person aggrieved permanently or temporarily

resides or carries on business or is employed; or (b) the respondent resides or carries on business

or is employed; or (c) the cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a

protection order and other orders under this Act and to try offences under this Act. (2) Any order

made under this Act shall be enforceable throughout India." उद्धतृ: Shaurabh Kumar Tripathi v.

Vidhi Rawal
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III. च�चंत मुकदमे 2 5  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

01 Shashi Kant v. State of U.P.
UPHC011702042009

ALLAHABAD HIGH COURT 2019 प�त को पत्निी के �लए आवास की वैक�ल्पक
व्यवस्था या मा�सक �कराया देनिे का �निदर्देश।

02 Zeba Khan v. State of U.P.
UPHC011904172017

ALLAHABAD HIGH COURT 2018 पी�ड़ित के अस्थायी �निवास के स्थानि पर भी
क्षेत्रा�धिकार का �निधिार्जरण।

03 Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra
ODHC010131102011

ORISSA HIGH COURT 2011 डी.वी. एक्� के तहित स्वतंत्र या�चका केवल
म�जिस्टे्र� के समक्ष �वचारणीय हिै।

04 P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi
HCMA010492382015

MADRAS HIGH COURT 2015 पयार्जप्त साक्ष्य के आधिार पर पत्निी को �निवास और
भरण-पोषण की राहित।

05 Nazia Habeeb v. Mohd Najam Khan
DLHC010440382022

HIGH COURT OF DELHI 2024 वैवा�हिक संबंधि �ू�निे के बाद भी साझा घर में रहिनिे
का म�हिला का अ�धिकार।

06 S. Vanitha v. The Deputy Commissioner,
Bengaluru Urban District
ESCR010000582020

SUPREME COURT OF INDIA 2020 व�रष्ठ निाग�रक अ�धि�नियम के तहित बेदखिली से
साझा घर का �निवास अ�धिकार �निरस्त निहिीं हिोता।

07 Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas
Harsora
ESCR010005612016

SUPREME COURT OF INDIA 2016 "वयस्क पुरुष" शब्द �निरस्त, म�हिला �रश्तेदारों के
�खिलाफ भी �शकायत संभव।

08 Prashat Kumar v. State of Bihar
BRHC010787022024

PATNA HIGH COURT 2025 धिारा 12 का आवेदनि आपरा�धिक �शकायत निहिीं हिै,
संज्ञानि लेनिे की आवश्यकता निहिीं।

09 Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde
CGHC010118572023

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2024 डी.वी. एक्� और धिारा 125 CrPC के तहित भरण-
पोषण का �ववेकपूणर्ज समायोजिनि।

10 Priyank Shukla v. Yugal Kishori Shukla
CGHC010092162019

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2019 धिारा 12 की कायर्जवाहिी �स�वल हिै, धिारा 468 CrPC
की समय-सीमा लागू निहिीं।

11 Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum
HCBM030299062016

BOMBAY HIGH COURT 2016 धिारा 20 के तहित दी जिानिे वाली राहितें और
मुआवजिा असी�मत हिैं।

12 Dr. V.K. Vijayalekshmi Amma v. Bindu V.
KLHC010169812009

HIGH COURT OF KERALA 2009 म�हिला �रश्तेदारों को प्र�तवादी के दा�यत्वों से पूणर्जतः
मुक्त निहिीं �कया जिा सकता।

13 Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of
2009
HBHC010259422009

HIGH COURT FOR STATE

OF TELANGANA

2009 अ�धि�नियम भ�वष्यलक्षी हिै, ले�कनि पुरानिे कृत्य
सुरक्षा आदेश का आधिार बनि सकते हिैं।

14 Varsha Kapoor v. UOI
DLHC010648442010

HIGH COURT OF DELHI 2010 डी.वी. एक्� के तहित म�हिला �रश्तेदारों को भी
प्र�तवादी बनिाया जिा सकता हिै।

15 Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v.
Kunapareddy Swarna Kumari
ESCR010001882016

SUPREME COURT OF INDIA 2016 म�जिस्टे्र� को डी.वी. एक्� के आवेदनिों में संशोधिनि
की अनिुम�त देनिे की श�क्त हिै।

III · च�चंत मुकदमे

घ रे लू  �हंि सा से  म �हि लाओं  का सं र क्ष ण  अ �धि �नि य म ,  2 0 0 5  के  त हि त  सु … III · � ��ं त  मु क द मे

VITARK �व �धि क  �र स चर्ज  ·  गोप निीय 8 / 21



# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

16 Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni
CGHC010366892018

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2019 साझा घर में म�हिला प्र�तवादी को बेदखिल करनिे का
�निदर्देश व�जिंत हिै।

17 Poonam v. Vijay Kumar Jindal
PHHC010624562014

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2015 �लव-इनि संबंधि में सा� रहिनिे वाली म�हिला को
'पी�ड़ित व्य�क्त' के रूप में मान्यता।

18 Rajesh Kurre v. Saftu-abai
CGHC010156382008

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2008 धिारा 20 के तहित राहित हिेतु धिारा 125 CrPC की
शतर्तों को सा�बत करनिा जिरूरी निहिीं।

19 Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi
ESCR010004632022

SUPREME COURT OF INDIA 2022 आदेश पा�रत करनिे के �लए घरेलू घ�निा �रपो�र्ज
(DIR) पर �वचार करनिा अ�निवायर्ज निहिीं।

20 Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh
Kushwaha & Anr.
ESCR010001542010

SUPREME COURT OF INDIA 2010 �लव-इनि �रलेशनि�शप में रहिनिे वाली म�हिला भी
आ��ंक राहित और भरण-पोषण की हिकदार।

21 Mahafujur Rahaman v. State of U.P.
UPHC011475252018

ALLAHABAD HIGH COURT 2018 डी.वी. एक्� के तहित आदेशों का प्रवतर्जनि �व�शष्टि
�नियमों द्वारा �व�निय�मत हिै।

22 Dr. Prakash Vinayak Joshi v. State of
Maharashtra
HCBM010331842008

BOMBAY HIGH COURT 2009 अ�धि�नियम लागू हिोनिे से पहिले की �हिंसा भी सुरक्षा
आदेशों का आधिार हिो सकती हिै।

23 S.R. Batra v. Taruna Batra
ESCR010002442006

SUPREME COURT OF INDIA 2006 केवल सास की �निजिी संप�त्त को बहू के �लए
"साझा घर" निहिीं मानिा जिा सकता।

24 Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal
ESCR010002102025

SUPREME COURT OF INDIA 2025 धिारा 12 का आवेदनि कोई आपरा�धिक �शकायत
निहिीं हिै; उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करनिे योग्य।

25 Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio
Cosmo Lobo
HCBM050010442008

BOMBAY HIGH COURT 2008 डी.वी. एक्� के तहित आवेदनिों को म�जिस्टे्र�
तकनिीकी आधिार पर खिा�रजि नि करें।
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IV. मुकदमे का �ववरण 2 5  के स  फ़ाइ लें

01 Shashi Kant v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2019-05-17 · A482/582/2009

यहि मामला एक वैवा�हिक �ववाद से संबं�धित हिै जिहिाँ पत्निी (Opposite Party No. 2) निे The Protection of Women from Domestic

Violence Act, 2005 के तहित �निवास के अ�धिकार और राहित के �लए आवेदनि �कया �ा। �निचली अदालतों निे प�त को पत्निी के �लए आवास प्रदानि करनिे

या प्र�त माहि 2,000 रुपये का �कराया देनिे का �निदर्देश �दया �ा, �जिसे प�त निे इस उच्च न्यायालय में चुनिौती दी �ी। सुनिवाई के दौरानि, दोनिों पक्षों निे आपसी

सहिम�त से �ववाद को सुलझानिे का �निणर्जय �लया। न्यायालय निे पक्षों के समझौते को स्वीकार करते हुए आदेश �दया �क प�त अपनिी पत्निी को प्र�त माहि

2,500 रुपये का भुगतानि करेगा और मुकदमेबाजिी के खिचर्ज के रूप में 3,500 रुपये की एकमुश्त रा�श का भुगतानि करेगा। इस समझौते के सा� �निचली

अदालतों के आदेशों को संशो�धित कर �दया गया।

�न णर्च य उच्च न्यायालय निे मानिा �क धिारा 12 और 19 के तहित म�जिस्टे्र� को �निवास के आदेश पा�रत करनिे का पूणर्ज अ�धिकार हिै, �जिसमें प�त को
अपनिी पत्निी के �लए आवास सु�नि�श्चित करनिे या उसके समकक्ष �कराए का भुगतानि करनिे का �निदर्देश देनिा वैधि हिै।

“Section 12 and 19 of The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which are relevant for

the instant case needs to be quoted herein- below:- “12. Application to Magistrate:- (1) An aggrieved

person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an

application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... Provided that no order under

clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2019 स्रोत UPHC011702042009

02 Zeba Khan v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2018-11-14 · CRLR/3056/2017

यहि मामला घरेलू �हिंसा से सुरक्षा अ�धि�नियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के तहित दायर एक या�चका के

क्षेत्रीय अ�धिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) से संबं�धित हिै। या�चकाकतार्ज पत्निी निे रामपुर की अदालत में �शकायत दजिर्ज की �ी, जिब�क प�त का तकर्ज

�ा �क चूं�क घ�निा अलीगढ़ में हुई �ी और पत्निी वहिां रहि रहिी �ी, इस�लए रामपुर की अदालत को सुनिवाई का अ�धिकार निहिीं हिै। �निचली अदालत निे

अ�धिकार क्षेत्र को सहिी ठहिराया �ा, ले�कनि सत्र न्यायालय निे इसे खिा�रजि कर �दया। उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क अ�धि�नियम की धिारा 27 के तहित

'aggrieved person' के अस्थायी �निवास के आधिार पर भी अदालत का अ�धिकार क्षेत्र बनिता हिै। न्यायालय निे मामले को पुनि: �वचार के �लए �निचली

अदालत में वापस भेजि �दया हिै ता�क साक्ष्यों के आधिार पर अ�धिकार क्षेत्र तय �कया जिा सके।

�न णर्च य न्यायालय निे कानिूनि की धिारा 12 के तहित म�जिस्टे्र� की श�क्तयों और प्र�क्रियात्मक समय-सीमाओं को रेखिां�कत �कया, �जिसमें पहिले सुनिवाई
की �त�� तीनि �दनिों के भीतर तय करनिे और साठ �दनिों के भीतर मामले के �निप�ारे के प्रयास करनिे का �व�धिक �निदर्देश हिै।

“Application to Magistrate.— (1) An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on

behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs

under this Act... (4) The Magistrate shall fix the first date of hearing, which shall not ordinarily be beyond

three days from the date of receipt of the application by the court. (5) The Magistrate shall endeavour to

dispose of every application made under sub-section (1) within a period of sixty days from the date of its

first hearing.””

IV · मुकदमे का �ववरण
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ALLAHABAD HIGH COURT · 2018 स्रोत UPHC011904172017

03 Brundaban Patra v. Rajalaxmi Patra
ORISSA HIGH COURT ·  2011-05-03 · WP(C)/6102/2011

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित Family Court के क्षेत्रा�धिकार से संबं�धित हिै। एक बहू निे

अपनिे ससुर पर घर से बेदखिल करनिे और �बजिली-पानिी की सु�वधिा का�निे का आरोप लगाया �ा। Family Court निे राहित देते हुए �बजिली और पानिी

बहिाल करनिे का आदेश �दया �ा। उच्च न्यायालय निे यहि स्पष्टि �कया �क Protection of Women from Domestic Violence Act के तहित एक

स्वतंत्र और मूल या�चका केवल Judicial Magistrate, First Class के समक्ष हिी दायर की जिा सकती हिै, नि �क Family Court में। हिालां�क, न्याय के

�हित में न्यायालय निे मामले को खिा�रजि करनिे के बजिाय उसे उ�चत अ�धिकार क्षेत्र वाले म�जिस्टे्र� अदालत में स्थानिांत�रत करनिे का �निदर्देश �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे धिारा 17 के तहित 'गैर-बा�धित' (non-obstante) �निवास अ�धिकार पर जिोर �दया। �कसी भी म�हिला को कानिूनि की उ�चत
प्र�क्रिया के �बनिा उसके साझा घर से बाहिर निहिीं �निकाला जिा सकता, भले हिी उसका उस घर पर कोई �व�धिक या मा�लकानिा हिक नि हिो।

“Section-12 of the Act provides that an aggrieved person or a protection officer or any other person on

behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one or more relief

under the Act... In sub-section (1) of the said section, it is provided that notwithstanding anything

contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall

have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial

interest in the same.”

ORISSA HIGH COURT · 2011 स्रोत ODHC010131102011

04 P. Rajkumar v. Mrs. Yoga @ Yogalakshmi
MADRAS HIGH COURT ·  2015-03-06 · CRL RC/179/2015

यहि मामला घरेलू �हिंसा (Domestic Violence Act, 2005) से संबं�धित हिै। प्र�तवादी (पत्निी) निे अपनिे प�त और सास पर दहिेजि की मांग, दुव्यर्जवहिार और

प्रताड़िनिा के आरोप लगाए �े। �निचली अदालत निे एकतरफा आदेश पा�रत करते हुए पत्निी को आवास का अ�धिकार (residence order) �दया और प�त

को ₹10,000 प्र�त माहि भरण-पोषण (maintenance) देनिे का �निदर्देश �दया। प�त निे इस आदेश को चुनिौती दी �ी, ले�कनि सत्र न्यायालय निे यहि पाया �क

उसनिे अपनिे बचाव में कोई ठोस सबूत पेश निहिीं �कए। उच्च न्यायालय निे भी पाया �क घरेलू �हिंसा की घ�निाओं को सा�बत करनिे के �लए पत्निी द्वारा पयार्जप्त

सामग्री पेश की गई �ी और प�त के दावों में कोई दम निहिीं �ा, इस�लए �निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखिा गया।

�न णर्च य उच्च न्यायालय निे धिारा 19 के तहित �निवास आदेशों की रूपरेखिा की पु�ष्टि की और यहि स्पष्टि �कया �क म�जिस्टे्र� प्र�तवादी को साझा घर से
खिुद को हि�ानिे या वैक�ल्पक आवास के �कराए का भुगतानि करनिे का �निदर्देश दे सकता हिै।

“Section 19 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, reads as follows: “Residence

orders.— (1)While disposing of an application under sub-section (1) of section 12, the Magistrate may, on

being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order— ... Provided that no order

under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

MADRAS HIGH COURT · 2015 स्रोत HCMA010492382015

05

घ रे लू  �हंि सा से  म �हि लाओं  का सं र क्ष ण  अ �धि �नि य म ,  2 0 0 5  के  त हि त  सु … IV · मु क द मे  का �व व रि ण

VITARK �व �धि क  �र स चर्ज  ·  गोप निीय 11 / 21



Nazia Habeeb v. Mohd Najam Khan
HIGH COURT OF DELHI ·  2024-11-26 · CRL .REV .P ./797/2022

यहि मामला घरेलू �हिंसा अ�धि�नियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के तहित दायर या�चका से संबं�धित हिै।

�निचली अदालत निे या�चकाकतार्ज की या�चका को यहि कहिकर खिा�रजि कर �दया �ा �क प�त और पत्निी के बीच वैवा�हिक संबंधि समाप्त हिो चुके हिैं, इस�लए

अ�धि�नियम लागू निहिीं हिोता। उच्च न्यायालय निे इस �निणर्जय को पल� �दया और स्पष्टि �कया �क 'घरेलू संबंधि' (domestic relationship) का अ�र्ज केवल

वतर्जमानि �ववाहि तक सी�मत निहिीं हिै। न्यायालय निे Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori के �निणर्जय का हिवाला देते हुए कहिा �क जिो

म�हिला �कसी भी समय प्र�तवादी के सा� 'साझा घर' (shared household) में रहिी हिै, वहि सुरक्षा के �लए आवेदनि कर सकती हिै।

�न णर्च य �दल्ली उच्च न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क धिारा 20 के तहित मौ�द्रिक राहित को व्यापक रूप से लागू �कया जिानिा चा�हिए जिो �क धिारा 125

CrPC के तहित भरण-पोषण के अ�त�रक्त भी प्रदानि की जिा सकती हिै।

“The reliefs which can be granted by the Magistrate under the Domestic Violence Act, 2005 are as

follows: ... (iv) Monetary reliefs - Section 20; ... The monetary relief as stipulated under Section 20 is

different from maintenance, which can be in addition to an order of maintenance under Section 125

CrPC or any other law.”

HIGH COURT OF DELHI · 2024 स्रोत DLHC010440382022

06 S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District
SUPREME COURT OF INDIA ·  2020-12-15 ·  2020 INSC  701

यहि मामला Senior Citizens Act, 2007 और Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के बीच �कराव से संबं�धित

हिै। एक बहू (appellant) को उसके सास-ससुर द्वारा घर से बेदखिल करनिे की को�शश की गई, �जिसे High Court निे सहिी ठहिराया �ा। Supreme

Court निे स्पष्टि �कया �क यद्य�प दोनिों कानिूनि 'special Acts' हिैं, ले�कनि उन्हिें एक-दूसरे के �वपरीत निहिीं देखिा जिानिा चा�हिए। न्यायालय निे कहिा �क 2005

Act के तहित एक म�हिला का 'shared household' में रहिनिे का अ�धिकार 2007 Act के तहित बेदखिली के आदेश से समाप्त निहिीं �कया जिा सकता।

�निणर्जय में कहिा गया �क इनि दोनिों कानिूनिों के उदे्दश्यों के बीच सामंजिस्य स्था�पत करनिा आवश्यक हिै और Tribunals को पक्षों के प्र�तस्पधिर्जी दावों पर �वचार

करते हुए राहित प्रदानि करनिी चा�हिए।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे मानिा �क डी.वी. एक्� का मुख्य उदे्दश्य म�हिलाओं को आवास सुरक्षा प्रदानि करनिा हिै। माता-�पता या व�रष्ठ निाग�रकों के
�हितों की रक्षा करते समय डी.वी. एक्� के तहित म�हिला के साझा घर में रहिनिे के अ�धिकार को सरसरी तौर पर दर�कनिार निहिीं �कया जिा सकता।

“The object of the legislation of PWDV Act, 2005 is to provide for and recognize the rights of women to

secure h ousing and to recognize the right of a woman to reside in a matr imonial home or a shared

household... Hence the right of a woman to secure a residence order in respect of a shared household ca

nnot be defeated by the simple expedient of securing an order of eviction by adopting the summary

procedure under the Senior C itizens Act 2007.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2020 स्रोत ESCR010000582020

07 Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora
SUPREME COURT OF INDIA ·  2016-10-06 ·  2016 INSC  955
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यहि मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के Section 2(q) में 'respondent' की प�रभाषा की

संवैधिा�निक वैधिता को चुनिौती देता हिै। न्यायालय निे मानिा �क 'adult male' शब्द का प्रयोग अ�धि�नियम के उदे्दश्य के �वपरीत हिै और यहि Article 14 के

तहित समानिता के अ�धिकार का उल्लंघनि करता हिै। न्यायालय निे 'adult male' शब्दों को असंवैधिा�निक घो�षत करते हुए �निरस्त कर �दया ता�क अ�धि�नियम

का लाभ सभी के �खिलाफ �मल सके जिो घरेलू �हिंसा करते हिैं। Severability के �सद्धांत को लागू करते हुए, बाकी धिारा को बरकरार रखिा गया। इसके सा�

हिी, उक्त शब्दों पर आधिा�रत proviso को भी �निरस्त मानिा गया।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे मानिा �क घरेलू संबंधि के भीतर �हिंसा के �लए म�हिला प्र�तवा�दयों को पूरी तरहि छू� देनिा अ�धि�नियम के उदे्दश्य के प्र�तकूल

�ा। न्यायालय निे धिारा 2(q) से 'adult male' शब्द को अलग कर �दया ता�क पी�ड़ित म�हिला �कसी भी व्य�क्त (पुरुष या म�हिला �रश्तेदार) के
�खिलाफ �व�धिक राहित मांग सके।

“The definition of 'respondent' in s.2(q) is not based on any intelligible dijferentia having any rational

relation to the object sought to be achieved by the Act... Therefore, the words, 'adult male' before the

word 'person' in s., 2 (q) are struck down as these words discriminate between persons similarly situated

and being contrary to the object to be achieved by the Act”

SUPREME COURT OF INDIA · 2016 स्रोत ESCR010005612016

08 Prashat Kumar v. State of Bihar
PATNA HIGH COURT ·  2025-06-23 · CR .  REV ./657/2024

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित दायर आवेदनि पर म�जिस्टे्र� द्वारा 'cognizance' �लए

जिानिे की कानिूनिी वैधिता से संबं�धित हिै। या�चकाकतार्जओं निे तकर्ज  �दया �ा �क Section 12 के तहित दायर आवेदनि Section 200 of the Cr.P.C. के अ�र्ज

में कोई 'complaint' निहिीं हिै, इस�लए उस पर म�जिस्टे्र� द्वारा cognizance लेनिे की प्र�क्रिया गलत हिै। उच्च न्यायालय निे सुप्रीम को�र्ज के �निणर्जय

'Shaurabh Kumar Tripathi vs. Vidhi Rawal' का संदभर्ज लेते हुए मानिा �क D.V. Act के तहित आवेदनि एक complaint निहिीं हिै और म�जिस्टे्र�

को उस पर सामान्य रूप से cognizance लेनिे की आवश्यकता निहिीं हिै। तदनिुसार, न्यायालय निे �निचले अदालतों के आदेशों को रद्द कर �दया और म�जिस्टे्र�

को �नियमानिुसार निो��स जिारी कर सुनिवाई करनिे का �निदर्देश �दया।

�न णर्च य उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क धिारा 12 की कायर्जवाहिी मुख्य रूप से �स�वल प्रकृ�त की हिै, �जिसे दंड प्र�क्रिया सं�हिता (Cr.P.C.) की धिारा
200 के तहित �शकायत की तरहि संचा�लत निहिीं �कया जिा सकता।

“As can be seen from the scheme of the DV Act, 2005 and in particular section 12, it is not a complaint

under Section 200 of the Cr.P .C. or Section 223 of the BNSS. ... Only after the learned Magistrate is

satisfied that a case is made out to proceed against the accused, a process is issued and cognizance is

taken.”

PATNA HIGH COURT · 2025 स्रोत BRHC010787022024

09 Jitendra Banwakde v. Savita Banwakde
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2024-07-23 · CRR/409/2023

यहि मामला प�त और पत्निी के बीच भरण-पोषण (maintenance) के भुगतानि से संबं�धित दो आपरा�धिक पुनिरीक्षण या�चकाओं (criminal revision

petitions) का हिै। न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित �दया जिानिे वाला

मौ�द्रिक राहित और Code of Criminal Procedure, 1973 की Section 125 के तहित �दया गया भरण-पोषण स्वतंत्र हिैं, ले�कनि इनिका समायोजिनि
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(adjustment) न्या�यक �ववेक पर �निभर्जर करता हिै। न्यायालय निे Rajnesh v. Neha मामले के �सद्धांतों को दोहिराते हुए कहिा �क भरण-पोषण की

रा�श उ�चत और जिीवनि स्तर के अनिुकूल हिोनिी चा�हिए। तदनिुसार, �निचली अदालत द्वारा भरण-पोषण की रा�श में �कए गए समायोजिनि के आदेश को सहिी

ठहिराते हुए और प�त को पत्निी व बच्चों के �लए �निधिार्ज�रत मा�सक भत्ता देनिे का �निदर्देश देते हुए दोनिों या�चकाओं का �निप�ारा �कया गया।

�न णर्च य छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क यद्य�प धिारा 125 Cr.P.C. और डी.वी. एक्� की धिारा 20 के तहित भरण-पोषण स्वतंत्र और

अ�त�रक्त राहितें हिैं, ले�कनि दोहिरे भरण-पोषण को रोकनिे के �लए न्यायालयों को उनिका परस्पर समायोजिनि (set off) करनिा चा�हिए।

“The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent

with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. ... Section 26 of the D.V. Act

provides that any relief available Under Sections 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal

proceeding before a Civil Court, Family Court or Criminal Court.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2024 स्रोत CGHC010118572023

10 Priyank Shukla v. Yugal Kishori Shukla
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2019-10-24 · CRMP/691/2019

यहि मामला Section 482 of CrPC के तहित दायर की गई एक या�चका से संबं�धित हिै, �जिसमें Protection of Women from Domestic

Violence Act, 2005 की Section 12 के तहित लं�बत कायर्जवाहिी को खिा�रजि करनिे की मांग की गई �ी। या�चकाकतार्जओं का तकर्ज  �ा �क आवेदनि दायर

करनिे में अत्य�धिक देरी (लगभग 7 वषर्ज) हुई हिै और Section 468 of CrPC के तहित यहि समय-सीमा के बाहिर हिै। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया

�क Section 12 के तहित दायर आवेदनि दंडात्मक (penal) निहिीं हिै, ब�ल्क यहि राहित प्राप्त करनिे के �लए एक सक्षम प्रावधिानि हिै। न्यायालय निे मानिा �क

Section 468 of CrPC केवल Section 31 के तहित दंडनिीय अपराधिों पर लागू हिोता हिै, नि �क Section 12 की कायर्जवाहिी पर। तदनिुसार, न्यायालय निे

या�चका को खिा�रजि कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे सुस्पष्टि मानिा �क धिारा 12 की कायर्जवा�हियाँ केवल सक्षम राहितें प्रदानि करनिे के �लए हिैं और वे दंडात्मक निहिीं हिैं। प�रणामस्वरूप,

उनि पर दंड प्र�क्रिया सं�हिता के तहित �निधिार्ज�रत कोई भी समय-सीमा (limitation period) लागू निहिीं हिोती।

“Therefore, on a plain reading of Section 12 of the Act of 2005, it is apparent that the provisions of Section

12 of the Act 2005 are not penal in nature as it does not provide for any punishment. On the other hand,

the same are enabling provisions to decide entitlement of an aggrieved person for grant of relief...

Section 31 of the Act... is restricted to enforcement of protection order ordered under Section 18 of the

Act of 2005.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2019 स्रोत CGHC010092162019

11 Syed Abdul Tahewar v. Saira Begum
BOMBAY HIGH COURT ·  2016-09-21 · WP/1008/2016

यहि मामला घरेलू �हिंसा (Domestic Violence) से संबं�धित हिै। प�त निे �निचली अदालत द्वारा पत्निी को दी गई मुआवजिे और �ववाहि के खिचर्तों

(marriage expenses) की रा�श को बढ़ानिे के सत्र न्यायालय (Sessions Court) के आदेश को चुनिौती दी �ी। प�त का तकर्ज  �ा �क कानिूनि के तहित

सत्र न्यायालय को मुआवजिे की रा�श बढ़ानिे का अ�धिकार निहिीं हिै। हिालां�क, उच्च न्यायालय निे यहि स्पष्टि �कया �क Protection of Women from

Domestic Violence Act, 2005 का उदे्दश्य म�हिलाओं को व्यापक सुरक्षा प्रदानि करनिा हिै और Section 20 के तहित दी गई राहितें सी�मत निहिीं हिैं।

न्यायालय निे पत्निी के �पता के साक्ष्य को �वश्वसनिीय मानिते हुए प�त की या�चका को खिा�रजि कर �दया और सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखिा।
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�न णर्च य बंबई उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क अ�धि�नियम की धिारा 20 और 22 के तहित आ��ंक राहितें त�ा मुआवजिा व्यापक कल्याण सु�नि�श्चित
करनिे के उदे्दश्य से असी�मत और लचीली हिैं।

“The Magistrate, while entertaining an application from an aggrieved person under Section 12 of the

Domestic Violence Act, can grant the following reliefs: ... 4) An aggrieved person, while filing an

application under Section 12(1) of the Domestic Violence Act, is also entitled, under Section 20 of the DV

Act, to get “monetary reliefs” to meet the expenses incurred and losses suffered...”

BOMBAY HIGH COURT · 2016 स्रोत HCBM030299062016

12 Dr. V.K. Vijayalekshmi Amma v. Bindu V.
HIGH COURT OF KERALA ·  2009-12-02 · CRL .MC/2225/2009

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित कायर्जवाहिी की �स्थरता से संबं�धित हिै। या�चकाकतार्ज निे तकर्ज

�दया �क एक म�हिला को 'Respondent' के रूप में इस अ�धि�नियम के तहित निहिीं मानिा जिा सकता और नि हिी उनिके �खिलाफ कायर्जवाहिी की जिा सकती हिै।

न्यायालय निे इस दलील को खिा�रजि कर �दया और कहिा �क Act की धिारा 2(q) और धिारा 19 के प्रावधिानिों को पढ़निे से स्पष्टि हिै �क एक म�हिला को भी

Respondent बनिाया जिा सकता हिै, �सवाय उनि मामलों के जिहिाँ धिारा 19(1)(b) के तहित �निष्कासनि का आदेश �दया गया हिो। न्यायालय निे स्पष्टि �कया

�क अ�धि�नियम का उदे्दश्य व्यापक हिै और म�हिला �रश्तेदारों को पूरी तरहि से छू� निहिीं दी जिा सकती। अंततः, या�चका खिा�रजि कर दी गई।

�न णर्च य न्यायालय निे मानिा �क �व�धिक रूप से म�हिला �रश्तेदारों को प्र�तवादी की �जिम्मेदारी से मुक्त निहिीं �कया जिा सकता, यद्य�प उनिके �वरुद्ध साझा

घर से खिुद को �वस्था�पत करनिे (धिारा 19(1)(b)) का आदेश पा�रत निहिीं �कया जिा सकता।

“Proviso makes it clear that no order shall be passed against any person who is a woman under clause

(b) directing the respondent to remove herself from the shared household. ... other orders are not to be

treated as orders passed under the Code of Criminal Procedure as essentially they are orders in respect of

the civil liability.”

HIGH COURT OF KERALA · 2009 स्रोत KLHC010169812009

13 Criminal Petition Nos. 346 and 7978 of 2009
HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA ·  2009-11-13 · CRLP/346/2009

ये या�चकाए ँThe Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की प्रयोज्यता (applicability) से संबं�धित हिैं।

या�चकाकतार्जओं निे तकर्ज  �दया �क कानिूनि के प्रभावी हिोनिे से पहिले हुई �हिंसा की घ�निाओं के �लए इस अ�धि�नियम के तहित कायर्जवाहिी निहिीं की जिा सकती

क्यों�क यहि कानिूनि भ�वष्यलक्षी (prospective) हिै, नि �क भूतलक्षी (retrospective)। न्यायालय निे स्वीकार �कया �क सामान्य �सद्धांत के अनिुसार

कानिूनि तब तक भ�वष्यलक्षी मानिे जिाते हिैं जिब तक �क उनिमें स्पष्टि रूप से या आवश्यक �नि�हिता�र्ज (necessary implication) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव नि

�दया गया हिो। चूं�क इस अ�धि�नियम में कोई स्पष्टि प्रावधिानि निहिीं हिै जिो इसे भूतलक्षी बनिाता हिो, न्यायालय निे मानिा �क यहि केवल भ�वष्यलक्षी हिै और इसके

तहित कायर्जवाहिी उनि घ�निाओं पर लागू निहिीं हिो सकती जिो इसके लागू हिोनिे की �त�� (26 October, 2006) से पहिले पूरी हिो चुकी �ीं।

�न णर्च य उच्च न्यायालय निे मानिा �क अ�धि�नियम मूल रूप से भ�वष्यलक्षी हिै, ले�कनि म�जिस्टे्र� वतर्जमानि सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंधि में संतुष्टि हिोनिे के
�लए अ�धि�नियम लागू हिोनिे से पहिले के कृत्यों को संज्ञानि में ले सकता हिै।
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“The above provision makes it clear that any relief available under the Domestic Violence Act, 2005 may

also be sought in any legal proceedings before the civil court, family court or criminal court... Section 18

of the Domestic Violence Act, 2005 provides that the Magistrate may, after giving the aggrieved person

and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic

violence has taken place or is likely to take place, may pass a protection order...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA · 2009 स्रोत HBHC010259422009

14 Varsha Kapoor v. UOI
HIGH COURT OF DELHI ·  2010-06-03 · W .P . (CRL)/638/2010

इस मामले में या�चकाकतार्ज (सासू माँ) निे Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित अपनिे �खिलाफ चल रहिी

कायर्जवाहिी को चुनिौती दी �ी। उनिका तकर्ज  �ा �क Section 2(q) के तहित 'respondent' शब्द का अ�र्ज केवल 'adult male person' हिै, इस�लए

एक म�हिला को इस कानिूनि के तहित respondent निहिीं बनिाया जिा सकता। न्यायालय निे इस दलील को खिा�रजि करते हुए कहिा �क कानिूनि का उदे्दश्य घरेलू

�हिंसा से म�हिलाओं को बचानिा हिै। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क proviso में 'relative' शब्द का प्रयोग व्यापक हिै और इसमें म�हिला �रश्तेदार भी शा�मल

हिो सकती हिैं। अतः, एक म�हिला को भी घरेलू �हिंसा के मामलों में respondent के रूप में implead �कया जिा सकता हिै।

�न णर्च य न्यायालय निे व्याख्या की �क धिारा 2(q) के तहित �रश्तेदार शब्द का दायरा �वस्तृत हिै, �जिसमें प�त के म�हिला �रश्तेदार (जिैसे सास) भी शा�मल
हिैं, �जिससे म�हिलाओं के �खिलाफ डी.वी. एक्� में या�चकाए ंसुनिवाई योग्य हिैं।

“An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may

present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act... Provided that no

order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

HIGH COURT OF DELHI · 2010 स्रोत DLHC010648442010

15 Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari
SUPREME COURT OF INDIA ·  2016-04-18 ·  2016 INSC  323

यहि मामला घरेलू �हिंसा अ�धि�नियम (Domestic Violence Act, 2005) के तहित दायर या�चका में संशोधिनि की अनिुम�त देनिे के न्यायालय के अ�धिकार से

संबं�धित हिै। न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क घरेलू �हिंसा के मामलों में म�जिस्टे्र� के पास या�चका में संशोधिनि करनिे की श�क्त और अ�धिकार क्षेत्र हिै। न्यायालय निे

कहिा �क प्र�क्रिया न्याय की सहिायक हिै, बाधिा निहिीं। य�द बाद की घ�निाओं या मुकदमेबाजिी की बहुलता से बचनिे के �लए संशोधिनि आवश्यक हिो, तो इसे

अनिुम�त दी जिानिी चा�हिए। य�द संशोधिनि की अनिुम�त निहिीं दी गई, तो अ�धि�नियम का मूल उदे्दश्य �वफल हिो सकता हिै। अंततः, न्यायालय निे या�चकाकतार्ज की

अपील को खिा�रजि कर �दया और हिाई को�र्ज के संशोधिनि की अनिुम�त देनिे वाले �निणर्जय को सहिी ठहिराया।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे �सद्धांत स्था�पत �कया �क डी.वी. एक्� के तहित दायर आवेदनिों में म�जिस्टे्र� न्याय सु�नि�श्चित करनिे के उदे्दश्य से संशोधिनि

(amendment) करनिे की अनिुम�त दे सकता हिै, क्यों�क ये कायर्जवा�हियाँ मुख्य रूप से �स�वल प्रकृ�त की हिैं।

“The purpose of enacting the law was to provide a remedy in the civil law for the protection of women

from being victims of domestic violence and to prevent the occurrence of domestic violence in the

society. It is for this reason, that the Scheme of the Act provides that in the first instance, the order that

'would be passed by the Magistrate, on a complaint by the aggrieved person, would be of a civil nature...”
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SUPREME COURT OF INDIA · 2016 स्रोत ESCR010001882016

16 Smt. Saraswati Devi Soni v. Rajendra Soni
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2019-10-24 · CRR/1332/2018

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित दायर एक पुनिरीक्षण या�चका (revision petition) से

संबं�धित हिै। या�चकाकतार्ज, एक वृद्ध �वधिवा, निे आरोप लगाया �क उसके बे�े और बहू निे उसके घर में जिबरनि प्रवेश कर उसे बेदखिल कर �दया और प्रता�ड़ित

�कया। �निचली अदालत और अपीलीय अदालत निे बे�े के �वरुद्ध संरक्षण आदेश पा�रत �कए �े, ले�कनि बहू के �खिलाफ निहिीं, क्यों�क कानिूनि के तहित

म�हिलाओं को 'shared household' से बेदखिल निहिीं �कया जिा सकता। इसके अ�त�रक्त, या�चकाकतार्ज द्वारा Section 20 के तहित मांगी गई मौ�द्रिक

राहित (monetary relief) को खिा�रजि कर �दया गया क्यों�क वहि घर को हुए निुकसानि या अपनिे आ��ंक निुकसानि का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करनिे में �वफल

रहिी। उच्च न्यायालय निे �निचली अदालतों के �निणर्जय को सहिी ठहिराते हुए या�चका खिा�रजि कर दी।

�न णर्च य छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क धिारा 20 के तहित हिजिार्जनिे या आ��ंक राहित के दावे को �बनिा �कसी साक्ष्य के स्वीकार निहिीं �कया
जिा सकता। इसके अ�त�रक्त, �कसी भी म�हिला प्र�तवादी को साझा घर से बेदखिल करनिे की �व�धिक मनिाहिी हिै।

“The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent

with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. ... the applicant has not been

able to produce any incriminating evidence to show that the non-applicants acted in such a manner and

the house was vandalized by respondents...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2019 स्रोत CGHC010366892018

17 Poonam v. Vijay Kumar Jindal
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2015-08-21 · CRM-M/7199/2014

यहि मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के तहित भरण-पोषण (maintenance) से संबं�धित हिै।

या�चकाकतार्ज निे दावा �कया �क उसनिे प्र�तवादी के सा� �ववाहि के समानि संबंधि में साझा घर में समय �बताया हिै और वे प�त-पत्निी के रूप में रहि रहिे �े।

�निचली अदालत निे पहिले या�चकाकतार्ज के दावों को खिा�रजि कर �दया �ा और उसे �कसी भी भरण-पोषण के �लए अपात्र घो�षत कर �दया �ा। हिालां�क,

पंजिाब और हि�रयाणा उच्च न्यायालय निे मानिा �क या�चकाकतार्ज 'Domestic Violence Act' के तहित एक 'aggrieved person' हिै। न्यायालय निे

पाया �क साक्ष्यों से स्पष्टि हिै �क वे सा� रहि रहिे �े, और इस�लए या�चकाकतार्ज को अ�धि�नियम के तहित राहित पानिे का अ�धिकार हिै। उच्च न्यायालय निे �निचली

अदालत के आदेश को दर�कनिार करते हुए या�चकाकतार्ज के पक्ष में �निणर्जय �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क अ�धि�नियम के प्रावधिानिों के अंतगर्जत कोई भी म�हिला जिो �ववाहि के समानि संबंधि (live-in relationship) में
रहिी हिै, उसे भी 'पी�ड़ित व्य�क्त' मानिकर धिारा 12, 19, और 20 के तहित �निवास और आ��ंक राहितें प्रदानि की जिा सकती हिैं।

“An aggrieved person or a Protection Officer or any other person on behalf of the aggrieved person may

present an application to the Magistrate seeking one or more reliefs under this Act; ... Provided that no

order under clause (b) shall be passed against any person who is a woman.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2015 स्रोत PHHC010624562014

18 Rajesh Kurre v. Saftu-abai
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HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2008-11-11 · CRMP/274/2008

यहि मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' के तहित भरण-पोषण (maintenance) के आदेश की वैधिता

को चुनिौती देनिे के बारे में �ा। या�चकाकतार्ज निे तकर्ज  �दया �क Section 20(1)(d) के तहित भरण-पोषण देते समय न्यायालय को Section 125 of the

Code of Criminal Procedure, 1973 की शतर्तों को पूरा करनिा चा�हिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क 'Protection of Women

from Domestic Violence Act, 2005' के तहित दी गई राहित स्वतंत्र हिै और यहि 'Code of Criminal Procedure' के तहित उपलब्ध अन्य

उपचारों के अ�त�रक्त हिै। न्यायालय निे यहि मानिा �क पी�ड़ित व्य�क्त को Section 20 के तहित राहित पानिे के �लए Section 125 की शतर्तों को सा�बत करनिे

की आवश्यकता निहिीं हिै, और �निचली अदालत का आदेश सहिी �ा। तदनिुसार, या�चका खिा�रजि कर दी गई।

�न णर्च य छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क धिारा 20 के तहित प्रदानि �कया जिानिे वाला गुजिारा भत्ता स्वतंत्र हिै और इसके �लए पी�ड़ित को धिारा

125 Cr.P.C. के कडे़ि �व�धिक मानिदंडों को सा�बत करनिे की �व�धिक �ववशता निहिीं हिै।

“Section 20 ofthe Act says that at the tune ofdlsposal ofthe application undcr sub-section fl) of Sectioii 12,

the Magistrate is competent to direct the respondent to pay monetaiy relmfto the eflfected or aggrieved

person... which shall be adequate, tair and reasonable and consistent with. the standard of Uvmg to

which the aggrieved is accustomed.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2008 स्रोत CGHC010156382008

19 Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi
SUPREME COURT OF INDIA ·  2022-05-12 ·  2022 INSC  563

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (D.V. Act) के दायरे और व्याख्या से संबं�धित हिै। Appellant निे

अपनिी सास और ससुराल पक्ष के �खिलाफ घरेलू �हिंसा के आरोप लगाए �े। मुख्य कानिूनिी सवाल यहि �ा �क क्या Magistrate के �लए आदेश पा�रत करनिे

से पहिले Domestic Incident Report (DIR) पर �वचार करनिा अ�निवायर्ज हिै, और क्या घरेलू �हिंसा के समय पी�ड़ित म�हिला का प्र�तवादी के सा� एक

हिी घर में रहिनिा अ�निवायर्ज हिै।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे व्यवस्था दी �क म�जिस्टे्र� को धिारा 12 के राहित आवेदनि पर �निणर्जय लेते समय घरेलू घ�निा �रपो�र्ज (DIR) पर �वचार करनिा
अ�निवायर्ज निहिीं हिै। म�हिला का उस साझा घर में पूवर्ज में �कसी भी समय रहिनिा पयार्जप्त हिै।

“‘aggrieved person’ means any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the

respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent; ...

Irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right , title or interest in the

shared household.””

SUPREME COURT OF INDIA · 2022 स्रोत ESCR010004632022

20 Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha & Anr.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2010-10-07 ·  2010 INSC  681

यहि मामला भरण-पोषण (maintenance) के दावे और 'wife' शब्द की व्याख्या से संबं�धित हिै। अपीलकतार्ज निे तकर्ज  �दया �क उसनिे प्र�तवादी के सा�

एक लंबे समय तक प�त-पत्निी के रूप में सहिवास �कया हिै, इस�लए वहि Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहित

भरण-पोषण की हिकदार हिै। उच्च न्यायालय निे यहि कहिते हुए दावा खिा�रजि कर �दया �ा �क �ववाहि के �लए आवश्यक कानिूनिी औपचा�रकताए ंपूरी निहिीं हुई

�ीं।
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�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे मानिा �क डी.वी. एक्� सामा�जिक रूप से प�रवतर्जनिकारी हिै और यहि �लव-इनि जिोड़िों को �ववाहि के समानि सुरक्षा प्रदानि
करता हिै, �जिससे म�हिला आ��ंक व मौ�द्रिक राहितों के �लए सक्षम हिै।

“Most significantly, the Act gives a very wide interpretation to the term 'domestic relationship' as to take

it 0 outside the confines of a marital relatrOrlship, and even includes live-in relationships in the nature

of marriage... Therefore, women in live-in relationships are also entitled to all the reliefs given in the said

Act.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2010 स्रोत ESCR010001542010

21 Mahafujur Rahaman v. State of U.P.
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2018-09-12 · CRLR/2470/2018

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित गुजिारा भत्ता (maintenance) की वसूली से संबं�धित

हिै। प�त निे �निचली अदालत द्वारा गुजिारा भत्ता नि चुकानिे के �लए जिारी वसूली वारं� और अपील खिा�रजि हिोनिे के आदेश को चुनिौती दी �ी। प�त का तकर्ज  �ा

�क Section 125 of the Cr.P.C. के तहित एक वषर्ज की सीमा लागू हिोनिी चा�हिए और पक्षों के बीच हुए समझौते के कारण कोई बकाया रा�श शेष निहिीं

हिै। न्यायालय निे यहि स्पष्टि �कया �क Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित �दए गए आदेशों का प्रवतर्जनि

(enforcement) �वशेष रूप से बनिाए गए �नियमों और Act के प्रावधिानिों द्वारा शा�सत हिोता हिै, नि �क केवल Cr.P.C. की सीमाओं द्वारा, और प�त की

दलीलों को खिा�रजि कर �दया।

�न णर्च य न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क डी.वी. एक्� एक स्वतंत्र सं�हिता हिै। धिारा 20 और �नियम 6 के तहित भरण-पोषण के आदेशों का प्रवतर्जनि �व�शष्टि

रूप से संर�चत �नियमों द्वारा �व�निय�मत हिै और इस पर Cr.P.C. की धिारा 125 के तहित बकाया वसूली की एक वषर्ज की समय-सीमा लागू निहिीं हिोती।

“Rule-6. Application to the Magistrate: (1) Every application of the aggrieved person under Section 12

shall be in Form II or as nearly as possible thereto. ... (5) The applications under Section 12 shall be dealt

with and the orders enforced in the same manner laid down under Section 125 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (2 of 1974).””

ALLAHABAD HIGH COURT · 2018 स्रोत UPHC011475252018

22 Dr. Prakash Vinayak Joshi v. State of Maharashtra
BOMBAY HIGH COURT ·  2009-07-18 · WP/2102/2008

यहि मामला 'Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' (PWDVA) के तहित दायर आवेदनि की 'maintainability' से

संबं�धित हिै। या�चकाकतार्ज (प�त) निे तकर्ज  �दया �क चूं�क क��त �हिंसा की घ�निाए ं26 अक्�ूबर 2006 को अ�धि�नियम लागू हिोनिे से पहिले हुई �ीं, इस�लए

अ�धि�नियम के प्रावधिानि उनि पर लागू निहिीं हिोनिे चा�हिए। प�त का कहिनिा �ा �क यहि अ�धि�नियम केवल भ�वष्यलक्षी (prospective) हिै और पूवर्जव्यापी

(retrospective) रूप से लागू निहिीं �कया जिा सकता। उच्च न्यायालय निे PWDVA के उदे्दश्यों और इसके तहित �मलनिे वाले निाग�रक उपचारों (civil

remedies) की जिांच की। न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क अ�धि�नियम का उदे्दश्य म�हिलाओं को घरेलू �हिंसा से प्रभावी संरक्षण प्रदानि करनिा हिै और यहि केवल

प्र�क्रियात्मक निहिीं ब�ल्क निए अ�धिकार और कतर्जव्य भी �निधिार्ज�रत करता हिै। अंततः, न्यायालय निे अ�धि�नियम की प्रयोज्यता के �सद्धांतों पर �वस्तार से �वचार

�कया।
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�न णर्च य उच्च न्यायालय निे �निणर्जय �दया �क अ�धि�नियम लागू हिोनिे से पहिले के कृत्यों के आधिार पर वतर्जमानि में सुरक्षा आदेश (धिारा 18) पा�रत करनिा
पूरी तरहि से वैधि हिै। अतीत के कृत्य सुरक्षा की तात्का�लक आवश्यकता पर संतुष्टि हिोनिे के �लए प्रासं�गक साक्ष्य हिैं।

“The prima facie satisfaction contemplated by Section 18 which is req uired to be recorded by the

learned magistrate can be on the basis o f acts of domestic violence committed prior to coming into force

of the said Act Rma wp2101-08.sxw 22 of 2005. ... If respondent is punished for breach of such protection

orders, he will be punished...”

BOMBAY HIGH COURT · 2009 स्रोत HCBM010331842008

23 S.R. Batra v. Taruna Batra
SUPREME COURT OF INDIA ·  2006-12-15 ·  2006 INSC  1026

यहि मामला 'shared household' की प�रभाषा और Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित एक

�ववा�हित म�हिला के ससुराल में रहिनिे के अ�धिकार से संबं�धित हिै। न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क एक म�हिला का अपनिे वैवा�हिक घर में रहिनिे का अ�धिकार केवल

अपनिे प�त के �खिलाफ हिो सकता हिै, नि �क उसके सास-ससुर के �खिलाफ। य�द संप�त्त पूरी तरहि से सास की हिै और संयुक्त प�रवार की निहिीं हिै, तो उसे

'shared household' निहिीं मानिा जिा सकता। न्यायालय निे कहिा �क कानिूनि का उदे्दश्य समाजि में अराजिकता पैदा करनिा निहिीं हिै और Section 2(s) की

व्याख्या �ववेकपूणर्ज हिोनिी चा�हिए। अंततः, न्यायालय निे अपील को स्वीकार करते हुए पत्निी के दावों को खिा�रजि कर �दया क्यों�क वहि संप�त्त प�त की निहिीं �ी।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे मानिा �क धिारा 2(s) के तहित 'साझा घर' में केवल वहिी घर शा�मल हिै जिो या तो प�त के स्वा�मत्व में हिो, या उसके द्वारा
�कराए पर �लया गया हिो, या संयुक्त प�रवार का हिो �जिसका प�त सदस्य हिो। सास की �निजिी अनिन्य संप�त्त को साझा घर निहिीं मानिा जिा सकता।

“As regards Section 17(1) of the Act, the wife is only entitled to claim a right to· residence in a shared

household, and a 'shared household' would only mean the house belonging to or taken on rent by the

husband, or F the house which belongs to the joint family of which the husband is a member.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2006 स्रोत ESCR010002442006

24 Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal
SUPREME COURT OF INDIA ·  2025-05-18 ·  2025 INSC  734

इस मामले में मुख्य प्रश्न यहि �ा �क क्या High Court Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धिारा 12 के तहित

शुरू की गई कायर्जवाहिी को रद्द करनिे के �लए CrPC की धिारा 482 या BNSS की धिारा 528 के तहित अपनिी अंत�निं�हित श�क्तयों का उपयोग कर सकती हिै।

न्यायालय निे �निधिार्ज�रत �कया �क यद्य�प DV Act के तहित कायर्जवाहिी प्रकृ�त में मुख्य रूप से �स�वल हिै, �फर भी Magistrate के समक्ष लं�बत इनि

कायर्जवा�हियों को रद्द करनिे के �लए High Court के पास धिारा 482 CrPC या धिारा 528 BNSS के तहित अ�धिकार क्षेत्र हिै। सवर्वोच्च न्यायालय निे High

Court के उस दृ�ष्टिकोण को खिा�रजि कर �दया �क ऐसी कायर्जवाहिी रद्द निहिीं की जिा सकती, और मामलों को पुनिः �वचार के �लए High Court को वापस

भेजि �दया।

�न णर्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे व्यवस्था दी �क धिारा 12 की प्र�क्रिया मुख्यतः �स�वल अ�धिकारों की रक्षा करनिे वाला �व�धिक मंच हिै। इस आवेदनि को
आपरा�धिक �शकायत से अलग मानिा जिानिा चा�हिए। हिालां�क �व�धिक प्र�क्रिया के दुरुपयोग को रोकनिे के �लए उच्च न्यायालय के पास अंत�निं�हित रद्द
करनिे की श�क्तयाँ सुर�क्षत हिैं।
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“Therefore, an application under Section 12 of the DV Act, 2005, cannot be equated with a complaint

within the meaning of Section 200 of the Cr.P.C. ... At the same time, it cannot be disputed that these

proceedings are predominantly of civil nature.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2025 स्रोत ESCR010002102025

25 Virginia Regina Da Silva e Lobo v. Julio Cosmo Lobo
BOMBAY HIGH COURT ·  2008-08-26 · WPCR/22/2008

यहि मामला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहित दायर एक आवेदनि को �निचली अदालत द्वारा खिा�रजि �कए

जिानिे से संबं�धित हिै। �निचली अदालत और सत्र न्यायालय निे इस आधिार पर या�चका खिा�रजि कर दी �ी �क Protection Officer द्वारा प्रस्तुत �रपो�र्ज में

क��त घरेलू �हिंसा की घ�निाओं का �वस्तृत �ववरण, �त�� या स्थानि निहिीं �ा। उच्च न्यायालय निे इस दृ�ष्टिकोण को कानिूनि की भावनिा के �वपरीत मानिा।

न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क यहि अ�धि�नियम एक कल्याणकारी कानिूनि हिै और Magistrate को तकनिीकी त्रु��यों के आधिार पर आवेदनि खिा�रजि करनिे के

बजिाय, कानिूनि के उदे्दश्यों को ध्यानि में रखिते हुए राहित प्रदानि करनिे का प्रयास करनिा चा�हिए।

�न णर्च य बंबई उच्च न्यायालय निे स्पष्टि �कया �क डी.वी. एक्� पी�ड़ित म�हिलाओं की सुरक्षा के �लए एक कल्याणकारी �वधिानि हिै। म�जिस्टे्र� को तकनिीकी
�ववरणों या �रपो�र्ज की खिा�मयों के आधिार पर आवेदनि को यां�त्रक रूप से खिा�रजि निहिीं करनिा चा�हिए।

“Section 12, sub-section(1) of the Act provides that an aggrieved person or a Protection Officer or any

other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the Magistrate seeking one

or more reliefs under this Act... Magistrate shall take into consideration any domestic incident report

received by him from the Protection Officer or the service provider.”

BOMBAY HIGH COURT · 2008 स्रोत HCBM050010442008

अ स्वीक रि ण

यहि मेमो Vitark AI द्वारा सावर्जजि�निक रूप से उपलब्ध �निणर्जयों और उपयोगकतार्ज के प्रश्न के आधिार पर तैयार �कया गया हिै। यहि केवल �रसचर्ज सहिायता के �लए हिै और

कानिूनिी सलाहि (legal advice) निहिीं हिै। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करनिे से पहिले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �निणर्जय (source judgment) के �वरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जिानिा चा�हिए।
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